वर्ष 2001 का नौवहन महानिदेशालय का आदेश संख्‍या: 9.
संख्‍या:सीआर.43(7)/2000                         दिनांक 23 ऑगष्‍ट, 2001.
वर्ष 2002 के नौवहन महानिदेशालय का आदेश संख्‍या: 3 का अधिक्रमण :- 
        सीडीसी जारी कियो जाने की प्रक्रियाको सुचारु रुप दिये जाने के लिए 24 ऐप्रिल 2000 को इस निदेशालय ने विभिन्‍न पोत स्‍वामीयों की असोसियेशनो तथा समुद्री क‍र्मियों के युनियनो पर एक त्रिपक्षीय बैठक हुई । जिसमे अन्‍य बातो के साथ साथ युटीलिटी हँड की श्रेणी मे सीडीसी को जारी किये जाने पर बातचित की गई । उपर्युक्‍त बैठक में यह कहां गया कि इस श्रेणी के नाविक सिर्फ भारतीय जलयानो पर ही नियोजित होते हैं के किसी विदेशी जलयानो पर नहीं होते । साथ ही इस श्रेणी मे सीडीसी धारको के बीच भारी बेरोजगारी व्‍याप्‍त हैं । 
2. उपर्युक्‍त बैठक के दौरान सभी का मत यह था कि इस श्रेणी मे सीडीसी अंधादुंध जारी न कर दिये जाये बल्कि सीडीसी उन्‍ही आवेदको को दिया जाना प्रतिबंधित किया जाये जिन्‍होने प्रतिपूर्ति के आधार पर ही आवेदन किया हो , जो ऐसे नाविकों की सेवा मे रहते मृत्‍यु हो गई हो या जो चिकित्‍सीय रुप से सेवा में अक्षम हो गये हो । नाविकों की युनियनो के प्रतिनिधियो ंने यह भी अनुरोध किया कि युटिलिटी हँड के रुप मे सीडीसी प्राप्‍त करने के लिए नियोजन के प्रस्‍तुत करने की अपेक्षा से छुट प्रदान की जाये ,चुंकि विचारार्थ अस्‍वस्‍थ नाविको ंको कंपनी के पत्रशीर्षे पर नियोजन के प्रस्‍ताव जारी करने वाले नौवहन कंपनीयो के गैर कानुनी ऐजेंट पूर्व कर्मचारियों के शिकायतें मिलती थी । इस तरह क नियोजन प्रस्‍ताओं की सच्‍चाई को सत्‍यापित करने का काई पक्‍का तरीका नहीं है। उपर्युक्‍त को दृष्टिगत रखते हुए नौवहन महानिदेशक द्वारा यह निर्णय लिया गया कि युटिलिटी हैंड के रुप मे सीडीसी जारी किये जाना उन्‍ही मामलो तक सीमित किये जाये जो प्रतिपूर्ति के मामले पर ,और इनमे नियोजन के प्रस्‍ताव को प्रस्‍तुत करने के अलावा छुट प्रदान की जाये । 
3.तथापि वाण्ज्यि पोत परिवहन (सीडीसी) नियमावली को 2001 के नियम 4(3) के नीचे के नोट मे यह कहां गया हैं कि युटिलिटी हँड की श्रेणी मे सीडीसी तभी जारी की जायेगी जब अभ्‍यर्थी नौवहन कंपनी द्वारा प्रायोजित हों। इस निदेशालय का यह अनुभव रहा हैं कि नौवहन कंपनीयों के ऐसे नियोजन प्रस्‍ताव मात्र कागज़ पर ही होते हैं तथा ऐसी कंपनीयो ं की संस्‍थाऐं बहुत कम हैं जो इन्‍हे मानने से इंकार करती हैं, साथ ही इस अपेक्षा से भ्रष्‍टाचार को बढ़ावा मिलता हैं तथा नौवहन कंपनी के 
गैरकानुनी ऐंजेंट तथा अचानक गायब  हो जाने वाले ऑपरेटरों को ही इससे फायदा होता हैं।

4. पूर्ववर्ती परिस्थितियों के आलोक में मामले की परिस्थितियों को ध्‍यान मे रखकर नौवहन महानिदेशक संतुष्‍ट हैं कि वाणिज्‍य पोत परिवहन (सतत् उन्‍मोचन प्रमाणपत्र सह समुद्र कर्मी पहचान पत्र) नियमावली 2001 के अंतर्गत नियम 4(3) के नोट के अनुसार निर्धारित रुप मे, युटिलिटी हँड श्रेणी मे सीडीसी जारी किये जाने के लिए नौवहन कंपनी द्वारा प्रायोजित किये जाने की अपेक्षा से छुट प्रदान की गई हैं इसलिए नौवहन महानिदेशालय को उक्‍त शक्तियों प्रात्‍यायोजित करने वाली भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के साथ पठित के सरकार के वाणिज्‍य पोत परिवहन अधिसूचना 1958 की धारा 456 के खंड 1 द्वारा प्रदत शक्तियो ंका प्रयोग करते हुए नौवहन महानिदेशक एंव पदेन् अवर सचिव, भारत सरकार युटिलिठी हँड की श्रेणी में सीडीसी को जारी किये जाने के लिए नौवहन कंपनी द्वारा प्रयोजित किये जाने की अपेक्षा से छुट प्रदान करते हैं और मात्र प्रतिपूर्ति के आधार पर ही यु एच के रुप मे उन्‍हे सीडीसी जारी किये जाने को सीमित करते हैं जो कि उन नाविकों के सुपुत्र –आश्रित हैं जो कि सेवा के दौरान मृत्‍यु हो गई और जो शारीरिक रुप से अक्षम हो गये । 
हस्‍ताक्षर/- 
